
भारत सरकार 
जनजातीय काय[ मंğालय 

लोकसभा 
अतारांͩकत Ĥæन संÉया 4545 

उƣर देने कȧ तारȣख 27.03.2025  
  

वन अͬधकार अͬधǓनयम के अतंग[त पया[वास अͬधकार 

4545. Įी सͧसकांत सɅͬथल: 

Èया जनजातीय काय[ मंğी यह बताने कȧ कृपा करɅगे ͩक: 

(क) Èया सरकार को वन अͬधकार अͬधǓनयम कȧ धारा 3(1)(ई) के अंतग[त पया[वास शÞद कȧ 
गलत åयाÉया और गलत अनुवाद कȧ जानकारȣ है और यǑद हां, तो त×संबंधी Þयौरा Èया है और 
इस गलत åयाÉया को ठȤक करने के ͧलए Èया कदम उठाए जा रहे हɇ; 

(ख) Ǒदनांक 31.12.2024 तक लगभग 75 ͪवशषे Ǿप से कमजोर जनजातीय समूहɉ (पीवीटȣजी) 
मɅ से ͩकतने पीवीटȣजी को पया[वास अͬधकार Ĥदान ͩकए गए हɇ; और 

(ग) Èया ͪवगत दस वषɟ के दौरान खनन काय[ शुǾ करने/ͪवèतार करने और ͪवकास संबंधी 
काय[कलाप के ͧलए राèता बनाने हेतु पीवीटȣजी से संबंͬधत सदèयɉ को उनके आवासɉ से ͪ वèथाͪपत 
ͩकया गया है और यǑद हां, तो त×संबंधी Þयौरा Èया है? 

  

उƣर 

जनजातीय काय[ राÏयमंğी 
(Įी दगुा[ दास उइके)  
(क): अनुसूͬचत जनजाǓत और अÛय पारंपǐरक वन Ǔनवासी (वन अͬधकारɉ कȧ माÛयता) अͬधǓनयम, 
2006 (सं¢ेप मɅ, एफआरए) कȧ धारा 3(1)(ङ) के तहत पीवीटȣजी के ͧलए पया[वास के सामुदाǓयक 
èवाͧम×व अͬधकार सǑहत अͬधकारɉ कȧ माÛयता और ǓनǑहतता का Ĥावधान है, जो सुǓनिæचत 
करता है ͩक पीवीटȣजी अपने पारंपǐरक पया[वास  के संर¢ण के हकदार हɇ। धारा-2 (ज) पीवीटȣजी 
समुदाय के ͧलए 'पया[वास' को पǐरभाͪषत करती है।  

मंğालय ɮवारा धारा 3(1)(ङ) के तहत 'पया[वास' शÞद मɅ अèपçटता देखी गई Èयɉͩक इसका 
अनुवाद 'आवास' के Ǿप मɅ ͩकया गया था। पǐरणामèवǾप, कुछ राÏयɉ न ेइंǑदरा आवास योजना 
और ऐसी अÛय आवास योजनाओं के तहत आवास सुͪवधाएं Ĥदान करने के अथ[ मɅ 'पया[वास' शÞद 



को आवास शÞद के समान माना। इस संबंध मɅ, जनजातीय काय[ मंğालय ने 23.04.2015 को 
सभी मुÉय सͬचवɉ को èपçटȣकरण जारȣ ͩकया है िजसमɅ कहा गया है ͩक एफआरए धारा 2(ज) 
के तहत पया[वास कȧ पǐरभाषा èपçट Ǿप से Ǔनधा[ǐरत करता है, और आगे धारा 3(1)(ङ) के तहत 
ऐसे पया[वास पर वन अͬधकार का वण[न करता है। मंğालय ने उसी पğ मɅ उन ¢ेğɉ को भी èपçट 
ͩकया है िजन पर Ĥथागत काæतकारɉ को माÛयता दȣ जा सकती है।  

(ख): एफआरए उन सभी पाğ वन Ǔनवासी जनजाǓतयɉ और पारंपǐरक वन Ǔनवाͧसयɉ के अͬधकारɉ 
को माÛयता देता है जो ऐसे वनɉ पर Ǔनभ[र रहे हɇ। अͬधǓनयम और उसके तहत बनाए गए Ǔनयम 
पीवीटȣजी के ͧलए पया[वास अͬधकारɉ सǑहत इन अͬधकारɉ को ǓनǑहत करने के ͧलए Ǿपरेखा Ĥदान 
करते हɇ। राÏय सरकारɉ ɮवारा दȣ गई जानकारȣ के अनुसार, अब तक, ओͫडशा, मÚय Ĥदेश और 
छƣीसगढ़ ने 14 िजलɉ मɅ 10 पीवीटȣजी के ͧलए 'पया[वास' अͬधकार ǓनǑहत ͩकए हɇ।  

(ग): Ēामीण ͪवकास मंğालय, भूͧम संसाधन ͪवभाग (डीओएलआर) जो ͩक भूͧम संबंधी मामलɉ के 
ͧलए कɅ ġ मɅ नोडल मंğालय है, ने सूͬचत ͩकया है ͩक भूͧम और उसका Ĥबंधन राÏयɉ के अनÛय 
ͪवधायी और ĤशासǓनक ¢ेğाͬधकार के अतंग[त आता है जैसा ͩक भारत के संͪवधान (सातवी ं
अनुसूची- सूची II (राÏय सूची)- Ĥͪविçट संÉया (18) के तहत Ĥदान ͩ कया गया है। इसके अǓतǐरÈत 
भूͧम अͬधĒहण डीओएलआर ɮवारा Ĥशाͧसत ͩकये जा रहे भूͧम अज[न, पुनवा[सन और 
पुनåय[वèथापन मɅ उͬचत ĤǓतकर और पारदͧश[ता का अͬधकार (आरएफसीटȣएलएआरआर) 
अͬधǓनयम, 2013 सǑहत कɅ ġ और राÏय सरकारɉ ɮवारा ͪवͧभÛन कɅ ġȣय और राÏय अͬधǓनयमɉ 
के तहत ͩकया जाता है। इस Ĥकार, जनजातीय काय[ मंğालय के पास खनन कायɟ को शुǾ 
करने/ͪवèतार करने और ͩकसी भी ͪवकासा×मक गǓतͪवͬध के ͧलए राèता बनाने के ͧलए पीवीटȣजी 
से संबंͬधत सदèयɉ के अपने 'पया[वासɉ' से ͪवèथापन के बारे मɅ जानकारȣ नहȣं है। तथाͪप, 
जनजातीय काय[ मंğालय Ǔनयͧमत ǽप से राÏय सरकारɉ पर भारत के संͪवधान और अÛय कानूनɉ 
के Ĥावधानɉ का अनुपालन सुǓनिæचत करने के ͧलए दबाव डालता है ताͩक अनुसूͬचत जनजाǓत 
समुदाय (पीवीटȣजी सǑहत) के Ǒहतɉ कȧ र¢ा कȧ जा सके और उͬचत पुन[वासन सुǓनिæचत ͩकया 
जा सके। 

***** 

 


